
भारत सरकार 

सू�म, लघु और म� यम उ�यम म�ंालय 

 

लोक सभा 

अतारां�कत �� न सं� या 4711 

उ� तर देने क� तार�ख 31.03.2022  

 

सू�म,लघु एवं म�यम उ�यम संबंधी रा���य नी�त का मसौदा 

 

4711. �ी मनोज कोटक: 

 �ीमती र�ा �न�खल खाडस:े   

   

 � या सू� म, लघ ुऔर म� यम उ�यम मं�ी यह बताने क� कृपा कर�गे �क:  

 

(क)  �या सरकार ने एमएसएमई संबंधी रा���य नी�त का मसौदा जार� �कया है;   

(ख) य�द हा,ं तो त�संबंधी �यौरा �या है;  

(ग) �या सरकार का ल�य एमएसएमई �े� म� ��त�पधा�, �ौ�यो�गक�य उ�नयन और अवसंरचना को �ो�सा�हत करना है;  

(घ) य�द हा,ं तो त�संबंधी �यौरा �या है;  

(ङ) �या सरकार एमएसएमई �े� हेत ु�वशेष ऋण के �ावधान पर �वचार कर रह� है; और  

(च) य�द हा,ं तो त�संबंधी �यौरा �या है?  

उ� तर 

सू� म, लघु और म� यम उ�यम रा�य मं�ी  

(�ी भानु �ताप �सहं वमा�) 

 

(क) से (ख) : सू�म, लघु और म�यम उ�यम मं�ालय ने भारतीय लोक �शासन सं�थान (आईआईपीए), नई �द�ल� को 

एमएसएमई के �लए मसौदा नी�त बनाने का काय�भार स�पा था और आईआईपीए ने जुलाई, 2021 म� अपनी �रपोट� ��तुत क� 

थी। आईआईपीए �वारा ��तुत मसौदा नी�त क� कुछ �वशेषताओं म� (i) एमएसएमई �े� के ती� व�ृ�ध के �लए एक वाइ��ट 

इको-�स�टम क� सु�वधा का �नमा�ण करना;(ii) भौ�तक अवसंरचना का सजृन और बैकवड� एवं फॉरवड� �लकेंज;(iii) अ�भग�य और 

�ौ�यो�गक� उ�नयन के �लए एक �ेमवक�  का �वकास;(iv) �हतकर �यवसाय वातावरण का संवध�न आ�द शा�मल ह�।  

एमएसएमई नी�त का उ�दे�य घरेलू और वैि�वक मू�य �ृंखला का �ह�सा बनने के �लए आय, रोजगार आ�द उ�प�न करने हेत ु

एमएसएमई �े� क� द�ता और उ�पादकता को �ो�सा�हत करना है। �हतधारक� से �ट�प�णयां �ा�त करने के �लए मसौदा नी�त 

को मं�ालय के पोट�ल पर अपलोड कर �दया गया है। 

 

(ग) से (च): सरकार ने एमएसएमई �े� म� �ो�साहन, �वकास और ��त�पधा��मकता, �ौ�यो�गक� उ�नयन, अवसंरचना आ�द को 

बढ़ाने के �लए कई उपाय �कए ह�। इनम� अ�य के साथ-साथ (i) एमएसएमई के �लए 20,000 करोड़ �पए का अधीन�थ ऋण; 

(ii) एमएसएमई स�हत �यावसाय के �लए 3 लाख करोड़ �पए का आकि�मक �े�डट लाइन गारंट� योजना (ईसीएलजीएस) (िजसे 

बाद म� 5 लाख करोड़ �पए तक बढ़ा �दया गया है, जैसा �क बजट 2022-23 म� घो�षत �कया गया था); (iii) आ�म �नभ�र भारत 

कोष के मा�यम से 50,000 करोड़ �पएका इि�वट� समावेशन; (iv) संयं� और मशीनर� या उप�कर म� �नवेश और टन�ओवर के 

संयु�त मानदंड के आधार पर एमएसएमई का नया संशो�धत वग�करण; (v) 200 करोड़ �पए तक क� सरकार� खर�द के �लए 

कोई वैि�वक �न�वदा नह�ं होगी; (vi) �यवसाय क� सुगमता के �लए ‘उ�यम पंजीकरण’ के मा�यम से एमएसएमई का नया 

पंजीकरण आ�द शा�मल ह�। सभी एमएसएमई के �लए व�रयता �ा�त �े�� को ऋण देने वाल� सु�वधा के लाभ �ा�त है।  

 

 उपयु��त उपाय� के अलावा, एमएसएमई मं�ालय �व�भ�न योजनाओं का काया��वयन करता है। इन योजनाओं और 

काय��म� म� अ�य बात� के साथ-साथ �धान मं�ी रोजगार सजृन काय��म (पीएमईजीपी), पारंप�रक उ�योग� के पुन��धार के 

�लए �न�ध क� योजना (�फू�त�), सू�म और लघ ुउ�यम� के �लए �े�डट गारंट� योजना, सू�म और लघ ुउ�यम �ल�टर �वकास 

काय��म (एमएसई-सीडीपी) आ�द शा�मल ह�। इसके अ�त�र�त, सरकार ने वष� 2022-23 के बजट म� एमएसएमई के �लए 

�न�न�ल�खत पहल� क� घोषणा क� है:-  

 

(i) �े�डट सु�वधा, कौशल और भत� ���या के �लए उ�यम, ई-�म, एनसीएस और असीम पोट�ल� को आपस म� जोड़ा जाएगा।  

(ii) आकि�मक �े�डट लाइन गारंट� योजना (ईसीएलजीएस) को माच� 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंट� कवर को 50,000 

करोड़ �पए तक बढ़ाया जाएगा यह अ�त�र�त रा�श �वशेष �प से आ�त�य और संबं�धत उ�यम� के �लए �नधा��रत क� जा रह� है 

(iii)  सू�म और लघ ुउ�यम� के �लए �े�डट गारंट� ��ट (सीजीट�एमएसई) योजना को एमएसई और रोजगार के अवसर� के 

�व�तार के �लए 2 लाख करोड़ �पए क� अ�त�र�त �े�डट सु�वधा के अपे��त समावेशन के साथ पुन�न�धारण �कया जा रहा है 

(iv) अगले 5 वष� म� 6,000 करोड़ �पए के प�र�यय के साथ एमएसएमई के काय��न�पादन म� व�ृ�ध और ग�तवध�न काय��म 

काय��म (र�प)। 

***** 




